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राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *335
03.04.2017 को उत्तर के लिए
'वनों के विनाश तथा वनों के क्षरण से हुए उत्‍सर्जन में कमी'  (आर.ई.डी.डी.+)

संबंधी कार्यक्रम के माध्‍यम से वनों हेतु निधियों का जुटाया जाना
*335. Jhश्री देरेक ओब्राईन :
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या मंत्रालय संयुक्‍त राष्‍ट्र के तत्‍वावधान में संचालित 'वनों के विनाश तथा वनों के क्षरण से हो 
रहे उत्‍सर्जन में कमी' (आर.ई.डी.डी.+) संबंधी कार्यक्रम के माध्‍यम से निधियां जुटाने की योजना 
बना रहा है; और 
(ख)
क्‍या आर.ई.डी.डी.+ के संबंध में एक राष्‍ट्रीय नीति बनाने हेतु स्‍थानीय समुदायों से मंत्रणा की जा रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) 
(श्री अनिल माधव दवे)
(क) और (ख):   विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
******
'वनों के विनाश तथा वनों के क्षरण से हुए उत्‍सर्जन में कमी'  (आर.ई.डी.डी.+) संबंधी कार्यक्रम के माध्‍यम से वनों हेतु निधियों के जुटाए जाने' के बारे में Jhश्री देरेक ओब्राईन द्वारा दिनांक 03.04.2017 को उत्‍तर के लिए पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न सं. 335 के उत्तर में उल्लिखित विवरण। 
(1) और (ख):  वनों के विनाश तथा वनों के क्षरण से हो रहे उत्‍सर्जनों में कमी (आर.ई.डी.डी.+) संबंधी वारसा फ्रेमवर्क को दिसम्‍बर 2013 में वारसा में आयोजित पक्षकारों के 19वें सम्‍मेलन (सीओपी 19) में अंगीकृत किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्‍त राष्‍ट्र फ्रेमवर्क कन्‍वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों द्वारा बनायी गयी व्‍यवस्‍था है जिसके तहत आर.ई.डी.डी.+ क्रियाकलापों के क्रियान्‍वयन के नतीजों के आधार पर परिणाम-आधारित वित्‍त पोषण की व्‍यवस्‍था की जाती है। 
किसी विकासशील देश के लिए आर.ई.डी.डी.+ वित्‍त पोषण प्राप्‍त करने की पूर्व शर्त यह है कि उसके पास नेशनल फॉरेस्‍ट रिफरेंस लेवल (एनएफआरएल) के साथ आर.ई.डी.डी.+ के बारे में एक राष्‍ट्रीय रणनीति या कार्य-योजना हो जो किसी देश के निष्‍पादन की प्रगति के आकलन का बेंचमार्क होता है। साथ ही, उसके पास राष्‍ट्रीय वन निगरानी प्रणाली और सुरक्षा उपायों संबंधी सूचना उपलब्‍ध कराने की पद्धति और परिणामों के मापन, रिपोर्टिंग और सत्‍यापन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिसम्‍बर, 2014 में भारत के लिए आर.ई.डी.डी.+ पर एक संदर्भ दस्‍तावेज़ तैयार किया है। इस दस्‍तावेज़ में देश में वन प्रबंधन के एक भाग के रूप में आर.ई.डी.डी.+ के क्रियान्‍वयन में सहायता करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की व्‍यवस्‍था पर जोर दिया गया है। इसमें, सरकार के सभी स्‍तरों, विशेषज्ञ संगठनों, नागरिक समाज और स्‍थानीय जनता की क्षमता-निर्माण की आवश्‍यकता का व्‍यापक रूप से निराकरण किया गया है। यह संदर्भ दस्‍तावेज़ सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्‍ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार, एनएफआरएल जैसे अन्‍य घटक विकसित करने के लिए तकनीकी कवायद कर रहा है। 
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में आर.ई.डी.डी.+ के प्रति जागरूकता उत्‍पन्‍न करने और इससे संबंधित क्षमता निर्माण के कार्य में लगा है। देश में राज्‍य वन विभाग के अधिकारियों के लिए विभिन्‍न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया है। 
****

